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जिसका उत्‍तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।
.....
पोलावरम परियोजना संबंधी कार्य की स्थिति
156. 
श्रीमती रेणुका चौधरी: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
पोलावरम परियोजना संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; 
(ख) 
परियोजना के संबंध में भू-अर्जन, राहत और पुनर्वास उपायों के लिए कुल कितनी निधि  जारी की गई है और जारी की गई निधि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र की क्या स्थिति है; और 
(ग) 
सरकार द्वारा पोलावरम परियोजना विशेष तौर पर मुख्य परियोजना और अधूरी मुख्य नहर के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए क्या नए उपाय किए गए हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान)
(क) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मई, 2017 तक विभिन्न कार्यों की वास्तविक प्रगति इस प्रकार हैः
हेड वर्क
· मृदा कार्य-66%
· तटबंध-9%
· नौवहन सुंरग और ओ टी रेगुलेटर के लिए कंक्रीट-6%
· आवागमन के लिए गेट-30%
दांयी मुख्य नहर
· मृदा कार्य-100%
· अस्तरण-79%
· ढांचा-61% (संख्या द्वारा)
बांयी मुख्य नहर
· मृदा कार्य-86%
· अस्तरण-62%
· ढांचा-24% (संख्या द्वारा)
(ख) पोलावरम परियोजना के लिए वर्ष 2009-10 तक एआईबीपी के अंतर्गत 562.47 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। इसके अलावा, इस परियोजना के लिए 3364.70 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं जिसमें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार वर्ष 2014 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के बाद भूमि अधिग्रहण तथा राहत एवं पुनर्वास कार्य भी शामिल है। परियोजना को निधि, पिछले वर्षों के विषय में पोलावरम परियोजना प्राधिकरण से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाती है।
(ग) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण का गठन मुख्य तौर पर कार्यों को संबंधित राज्य विभागों द्वारा निष्पादित किए जाने और परियोजना के विषय में अपेक्षित सभी स्वीकृतियां प्राप्त करने, विनियमों एवं विकास के लिए किया गया है।
इसके अतिरिक्त, परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए आयोजना एवं अभिकल्प हेतु तकनीकी और कार्यनीतिक मार्गदर्शन के वास्ते बांध अभिकल्प समीक्षा पैनल बनाया गया है और पोलावरम परियोजना के कार्यान्वयन की समग्र समीक्षा तथा बांध अभिकल्प समीक्षा पैनल /ठेकेदार/राज्य/पोलावरम परियोजना प्राधिकरण/सीडब्ल्यूसी अभिकल्प इकाइयों/सीडब्ल्यूपीआरएस से अभिकल्प, कार्यान्वयन, अध्ययनों तथा कठिनाइयों को दूर करने के विषय में समन्वय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। बांध अभिकल्प समीक्षा पैनल की सात बैठकें हुई हैं और विशेषज्ञ समिति ने एक बार परियोजना का दौरा किया है। उन्होंने परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कई सुझाव दिए हैं।
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